	
	

	
	(क) क्या यह सच है कि सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर में गिरावट ने भारतीय अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से प्रभावित किया है; 

	
	(ख) क्या भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने सकल घरेलू उत्पाद में गिरावट पर अपनी चिन्ता व्यक्‍त करते हुए अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार के लिए विचार सुझाए हैं;

	
	(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

	
	(घ) सरकार द्वारा सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि करने के लिए कौन-कौन से उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?


उत्‍तर 
वित्‍त मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री नमो नारायन मीना)
(क): केंद्रीय सांख्‍यकीय कार्यालय (सीएसओ) द्वारा वार्षिक राष्‍ट्रीय आय के जारी संशोधित अनुमानों के अनुसार, 2011-12 के दौरान भारत की सकल घरेलू उत्‍पाद (जीडीपी) की विकास दर (2004-05) के स्‍थिर मूल्‍यों की सकल लागत पर 6.5 प्रतिशत रही थी। वित्‍त वर्ष    2011-12 की चौथी तिमाही में भारत की विकास दर 5.3 प्रतिशत रही थी।
(ख) और (ग): सीआईआई ने जून, 2012 में ‘एजेन्‍डा फोर इकॉनोमिक रिवाइवल’ नामक एक दस्‍तावेज जारी किया है जिसमें आर्थिक पुनरुत्‍थान के लिए कई सिफारिशें की गई थीं जिनमें राजकोषीय समेकन, मौद्रिक सुलभता, विदेशी प्रत्‍यक्ष निवेश में संवृद्धि, भूमि अधिग्रहण व्‍यवस्‍था का सरलीकरण और अन्‍य क्षेत्रक विशिष्‍ट सुधार शामिल है। रिपोर्ट में विनिर्माण के संबंध में राष्‍ट्रीय विनिर्माण नीति के तीव्र गति से कार्यान्‍वयन और औद्योगिक परियोजनाओं को शीघ्रता से स्‍वीकृति की सिफारिश की गई है। 
(घ): अर्थव्‍यवस्‍था के पुनरुथान के लिए सरकार की कार्य योजना में अन्‍य बातों के साथ-साथ शामिल है: विनिर्माण क्षेत्र के वित्‍त पोषण हेतु बेहतर मार्ग, विद्युत पेट्रोल और गैस, सड़क, कोयला आदि के क्षेत्र में बड़े निवेश वाली परियोजनाओं के शीघ्रता से निष्‍पादन खाद्य मुद्रास्‍फीति को कम करने के लिए सुरक्षित भंडारों का उपयोग, वित्‍तीय और बैंकिंग क्षेत्र को सुदृढ़ करना, विनिमय दर में अस्‍थिरता में कमी लाना आदि। विकास लक्ष्‍य को प्राप्‍त करने के लिए सरकार द्वारा किए गए कतिपय विशिष्‍ट उपायों में अन्‍य बातों के साथ-साथ सिंचाई परियोजनाओं समेत कृषि क्षेत्र के लिए निवेश के स्‍तर को बढ़ाना, निधियों के अपेक्षाकृत अधिक आबंटन के जरिए माइक्रो, लघु तथा मझोले उद्यमों (एमएसएमई) के सेक्‍टर को बढ़ावा देना, सरकारी निजी भागीदारी पर जोर देते हुए अवसंरचना क्षेत्र में निवेश को बढ़ाना, वित्‍तीय क्षेत्र के विकास के लिए कई विधायी उपाय करना और नई राष्‍ट्रीय विनिर्माण नीति की शुरुआत, आदि शामिल हैं। राजकोषीय नीति का लक्ष्‍य 2012-13 के बजट में सब्‍सिडी पर सकल घरेलू उत्‍पाद के दो प्रतिशत से कम व्‍यय को सीमित करके, 2011-12 में 5.8 प्रतिशत राजकोषीय घाटा कम करके 2012-13 में 5.1 प्रतिशत करना है। यह उर्वरकों में पोषक तत्‍व आधारित सब्‍सिडी की दिशा में कदम उठाने और सब्‍सिडियों को युक्‍तिसंगत बनाने के लिए विशिष्‍ट पहचान आधारित आधार प्रणाली के प्रयोग से संभव होगा। प्रत्‍यक्ष कर संहिता विधेयक को शीघ्रताशीघ्र पारित करने के लिए तथा वस्‍तु एवं सेवा कर के क्रियान्‍वयन में हितधारकों के बीच मतैक्‍य बनाने के लिए कदम उठाए गए हैं। 
                                                       *****
